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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  773 
जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
पोलावरम परियोजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
773. 
श्री वि. विजयसाई रेड्डी: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम परियोजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के हाल के प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्तियों की जानकारी है; 
(ख) 
क्या मंत्रालय ने हैड वर्क्स संविदा में किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाया है हालांकि इस कार्य में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है; 
(ग) 
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र के साथ करार किए जाने तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गुणवत्ता निगरानी प्रभाग गठित न किए जाने के क्या कारण हैं; और 
(घ) 
पोलावरम परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की वर्तमान स्थिति क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) ने सूचित किया है कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कुछ भुगतान संविदा की शर्तों के अनुसार नही हैं और इनकी वसूली करने का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि यह भुगतान संविदाकार की ओर से भूमि, स्टील आदि की खरीद जैसे आकस्मिक कार्यों के लिए किए गए थे जिससे कि परियोजना का तेजी से निष्पादन हो सके। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह धनराशि संविदाकार के चालू बिलों में से वसूली जाती है। 
(ख) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 30.09.2016 के पत्र संख्या 1(2)/पीएफ-I/2014(पार्ट) के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यों को सौंपने के साथ-साथ संविदा प्रबंधन कर रही है। दी गई सूचना के अनुसार लगभग 62.16 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 
(ग) पोलावरम परियोजना के हेडवर्क्स के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण कार्यों की निगरानी, निर्माण कार्य शुरु होने के प्रारंभ से, गुणवत्ता नियंत्रण परिमंडल दोलेश्वरम के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग द्वारा की जा रही है। पीपीए ने परियोजना स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिनांक 12.02.2018 को केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।  
(घ) पोलावरम परियोजना के कारण 105601 परिवार विस्थापित हुए हैं और 3922 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पूरा कर लिया गया है जिन्हें 26 नई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कॉलोनी में बसा दिया गया है। 
*****
